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�दनांक 04.03.2015/13 फाल्गु, 1936 (शक) को उ�र के �लए 
 
बच्च� के  प्र�त अपराध� म� वृ
 
1024.  डा० ट�० सुब्बारामी रेड्ड: 
 
क्यागहृ मंत्रयह बताने क� कृपा कर�गे �क : 
 
(क) क्या सरकार को इस बात क� जानकार� है �क �पछले तीन वष� म� बच्च� के प्र�त अपराध�
तेजी से व�ृद्ध हुई ;  

(ख) य�द हां, तो क्या इस �चन्ताजनक वृ�द्ध के  कारण� का पता लगाने हेतु कोई �व�ेोषण �
गया है;   

(ग) क्या सरकार ने बच्च� के प्र�त अपराध  क� घटनाओं को रोकने हेतु कोई �वस्तृत योजना 
है; और 

(घ) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या? 
 
उ�र 
 
गहृ मंत्रालय म� राज्य मं(श्री ह�रभाई परथीभाई चौध) 
 
(क) : रा�ीय अपराध �रकाडर् ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना   के अनु, वषर्2011-2013 के दौरान 
बच्च� के  प्र�त अपराध  के अंतगर्त: कुल  33,052 मामले, 38,172 मामले तथा 58,224 
मामले दजर् �कए ग, जो एक बढ़ती हुई प्रवृ�� को दशार्ता ह 
 
(ख) : बच्च� के  प्र�त अपराध�  के पंजीकरण म� हुई वृ�द्ध क  पीछे बच्च� के प्र�त अपर  ाध� क
म� अपराध के अ�नवायर् पंजीकरण को लागू करने के �लए राज्य सरका /संघ राज्य �ेत्र प्रश
स�हत संघ सरकार द्वारा �कए गए �व�भन्न उपाय हो सकत ह�। 
 
(ग) और (घ) : भारत के सं�वधान क� सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पु�लस’ और ‘लोक व्यवस्’ 
राज्य के  �वषय ह� और इस�ल, अपराध क� रोकथाम, उसका पता लगाने, दजर् जांच करने तथा
अ�भयोजन क� प्राथ�मक िजम्मेदार� राज्य सर/संघ राज्य �ेत्र प्रशासन� क� है। , भारत 
सरकार बच्च� के कल्याण के प्र�त गं  भीर रूप से �चं�तत है तथा वह �व�भन्न योजना
राज्य सरकार/संघ राज्य �ेत्र प्रशासन� को भेजे जाने वाले प-पत्र� के  माध्यम से रा/संघ 
राज्य �ेत्र�  के प्रयास� का सवंधर्न करत 
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 म�हलाओं के प्र�त अपराध के बारे म� भारत के रा�प�त ने �दनां  2 अप्र, 2013 को दंड 
�व�ध (संशोधन) अ�ध�नयम, 2013 को मंजूर� प्रदान कर द� है जो �दनां3 फरवर�, 2013 से 
प्रभावी हो गया है। इसम� बलात्, यौन उत्पीड़, पीछा करने, घूरन, तेजाब से हमला करने, 
शब्द� और अनु�चत स्पशर् आ�द जैसी अभद्-भं�गमाओं जैसे अपराध� के �लए दंड को बढ़ाया 
गया है। इसके अ�त�र�, यौन उत्पीड़न क� पी�ड़ताओं के अ�धकार� क� र�ा करने के �लए दंड 
प्र�क्रया सं, 1973 और भारतीय सा�य अ�ध�नयम, 1872 म� संशोधन �कए गए ह�। यौन 
अपराध� से बच्च� का संर�ण अ�ध�नय, 2012 के कुछ  उपबंध भी संशो�धत �कए गए ह�।  
 
 गहृ मंत्रालय म�हला एवं बाल �वकास मंत्रालय के  साथ �मलकर म�हलाओं और बच्च
संबं�धत �व�भन्न �ेत्र� म� कायर् कर रहा है। �दन14 नवम्ब, 2012 से लागू यौन अपराध� से 
बच्च� का संर�ण अ�ध�नय, 2012 यौन उत्पीड़न और शोषण से बच्च� क� सुर�ा करने के �ल
एक �वशेष कानून है।  
 
 संकट म� फंसी म�हलाओं क� कॉल� सुनने तथा उन्ह� तत्काल सहायता प्रदान करने के  
एक आपातकाल�न कारर्वाई प्रणाल�  के कायार्न्वयन हेतु गृह मंत्रालय �नभर्या321.69 
करोड़ र. क� रा�श स्वीकृत क� गई  है। 
 
 गहृ मंत्रालय ने मा-दवु्यार्पार का मुकाबला करने के �लए ब -आयामी रणनी�त अपनाई 
है। इस उद्देश्य  के अनुसरण म� गृह मंत्रालय ने देश के �व�भन्न िजल� म  225 मानव-
दवु्यार्प-रोधी इकाइय� (एएचट�यू) क� स्थापना क� है। 
 
 ‘लापता’ तथा ढंूढे गए ’ बच्च� क� �नगरानी के संबंध म� एक तंत्र तैया र करन के �
म�हला एवं बाल �वकास मंत्रालय न ‘ट्रैक चाइ’ नामक एक रा�ीय पोटर्ल �वक�सत �कया है
िजसम� ‘लापता’ और ‘ढंूढे गए’ बच्च� से संबं�धत �ववरण मौजूद होता है। 
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